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विषय: किसानों का सशक्तीकरण तथा उनकी आमदनी को दुगना करना
3235.    डा॰ प्रदीप कुमार बालमुचूः
श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) क्या सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रतिबद्ध है;
(ख) क्या बार-बार किए गए अनुरोधों के बावजूद किसानों को फसल बीमा राशि के भुगतान में अत्यधिक विलंब हुआ है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2012-13 से फसल बीमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तथा किसानों को असंख्य कठिनाइयां पेश आ रही हैं;
(घ) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार या अन्य किसी लोक प्रतिनिधि से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार किसानों के साथ न्याय करने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (परषोत्‍तम रूपाला)

(क) वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, राष्‍ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग की अध्‍यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। वर्तमान में समिति द्वारा तैयार 10 खण्‍ड जनता की राय जानने के लिए इस विभाग की वेबसाईट (http://agricoop.nic.in/doubling-farmers) पर अपलोड कर दिये गये हैं। 

इसी प्रकार सरकार शुद्ध उत्‍पादन केन्‍द्रित के अलावा आय केन्‍द्रीकरण पर ध्यान देते हुए कृषि क्षेत्र को नया रूप देने का लक्ष्‍य रख रही है। किसानों के लिए निवल सकारात्‍मक आय प्राप्‍त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से निम्‍नलिखित योजनाओं को व्‍यापक रूप से प्रोत्‍साहित और कार्यान्‍वित किया जा रहा है यथा: मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) योजना; नीम लेपित यूरिया (एनसीयू); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); राष्‍ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्‍ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओपी); राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) और राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इसके अतिरिक्‍त वृक्षारोपण (हर मेड पर पेड़), मधुमक्‍खी पालन, डेयरी और मात्‍स्‍यिकी से संबंधित योजनाओं का भी कार्यान्‍वयन किया जाता है। ये सभी योजनाएं कृषि उत्‍पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यान्‍वित की जाती हैं जिसके द्वारा किसानों की आय बढ़े और उनका सशक्तीकरण हो। 

(ख) से (ड.): प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों, प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण फसल की बर्बादी से किसानों को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार खरीफ 2016 मौसम से एक नई उपज सूचकांक आधारित केंद्रीय क्षेत्र के स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन यन कर रहा है। इसी तरह से किसानों का प्रीमियम भुगतान करके, बीमा कंपनी का चयन करके और पीएमएफबीवाई के समान प्रशासनिक और प्रचालनात्मक संरचना बनाकर एक मौसम सूचकांक आधारित स्कीम अर्थात् मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्यूबीसीआईएस) की भी पुनः संरचना की गई है। इन स्कीमों ने पहले की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) और मौसम आधारित फसल बीमा योजना (ड्यूबीसीआईएस) का स्थान लिया है।

	बीमा, कंपनी को स्वीकार्य प्रीमियम के भुगतान पर फसल हानि को बीमित करने के लिए फसल बीमा एक वित्‍तीय साधन है। केवल वही किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है वही इस बीमा योजना के तहत बीमित होते हैं। संबंधित स्‍कीमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक रूप से स्‍वीकार्य दावों की गणना की जाती है और उनका भुगतान किया जाता है।

	किसानों के दावों के निपटान में देरी के कुछ उदाहरण हैं, जो रबी 2012-13 के लिए आंध्र प्रदेश के दावों सहित पूर्व योजनाओं से संबंधित हैं और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कई कारण हैं जैसे खाता संख्या संबंधी समस्याएं या केवाईसी की आवश्यकता, उपज आंकड़ों की प्रस्तुति में बिलंव या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में विलम्ब आदि। पहले की फसल बीमा योजनाओं के तहत समय-समय पर दावों के निपटान में विलम्ब के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दावों के निपटान में देरी को ध्यान में रखते हुए पीएमएफबीवाई के तहत गतिविधि-वार सख्त समयसीमा निर्धारित की गई। इसके अलावा, यह योजना समग्र  समाधान की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण रूप से प्रौद्योगिकी चालित है। फसल नुकसानों के त्वरित अनुमान के लिए सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप और ड्रोन के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जानकारी और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को सामान्य फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा गया है। सरकार, राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ जल्द से जल्द प्रौद्योगिकी सुविधाओं को अपनाने के लिए विचार कर रही है ताकि समय पर दावा निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे सभी उपायों के कारण राज्य सरकारों से उपज डेटा प्राप्त होने के बाद दावों के निपटान में लिया जाने वाला समय सामान्य रूप से घटकर औसत रूप से दो महीने हो गया। तथापि, इसमें ऐसे दावों को शामिल नहीं किया गया है जो असाधारण कारणों के कारण बकाया हैं जैसे राजसहायता के राज्य अंश की प्राप्ति में विलम्ब, उपज डेटा में विसंगति, किसान खाता विवरणों की अनुपलब्धता आदि।
*****
